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सं ० प्रो . वि ० /एफा हो / 121-37/ 22932.-- वंति हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० बी ० सैन एण 
कम्पनी , 13/3, मयुरा रोड, फरीदाबाद के श्रमि श्री चन्द्र शेखर, मार्फत श्री आर ० एन ० राय मर्कण्टाईन इपलाईज 
एसोसिएशन रव-347 , न्य राजेन्द्रा नगर , नई दिलो-110060 या 31 प्रपत्रों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पोर चंकि हरियाणा के राज्पराल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वनोप समझते हैं ; 

इसलिए, पर, प्रोद्योगिक विवाद अधिनिश्म , 1947, को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई सक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 78 के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
हरियाणा , फोदाबाद, को नो विनिदिष्ट मामने जो कि 31 प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बोर या तो विवादग्रस्त मामला/ 
मामले हैं प्रथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला/मामले है, ग्यायनिर्णम एवं पंचाट 3 मास में देने हेत निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्री चन्द्र शेखर को सेवाओं का समापस न्यायोचित तया ठोक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . पो . वि ०/एफ . डो ०/ 34-37/ 22909 -- कि हरियाणा के सम्मान को राय है कि मै ० रिलायन्स फेवरीकेटर्स 
एण्ड इंजीनियरिंग , फरीदाबाद , है श्रमिस श्री अब्दुल रहमान, मार्फत फरीदाबाद इंजीनियर मजदूर यूनियन, जी -183 , 
इन्द्रा नगर, फरीदाबाद तथा उसके प्रावों पथ इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रायोगिक विवाद है। 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना पांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को धारा 10 को अधारा ( 1) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल सके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित पोद्योगिक प्रधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिदिष्ट मामले जो कि उन प्रपन्धकों तथा प्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/ 
मामने है प्रयवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले है, यानि र्गर एवं पंचायतोन मास में देने हेतु निदिष्ट करते है : 

क्या श्री अब्दुल रहमान को सेवाओं का समापन न्यायोचित या ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत सा 

हकदार है ? 
सं . प्रो ० वि ० / एफ ० डी ० / 119-87/ 22916.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राप है कि मै ० हैमला इम्बाईरी 
मिस्त्र प्रा . लि . , मथुरा रोड़, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री कल्याण चन्द्र , मार्फत एटक आफिस, माकिट नं . 1, एन ० पाई ० टी ० , 
फरीदाबाद या उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रायोगिक विवाद है। 

भोर घंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं : 

इसलिये, मब , मौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के बम ( प ) रा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उस अधिनियम , को धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक प्रधिारण , 
इरियाणा, फरीदाबाद , को नोवे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उ प्रबन्धको नया श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/ 
मामले हैं प्रयवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला मानते हैं, न्यायनिर्गय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट 
करते है : 
क्या श्री कल्याण चन्द्र को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठोक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत 

का हकदार है ? 
स. पो.वि./ भिवानी/ 43-87/ 22923 .--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ( 1) परिवहन आयुक्त, 
हरियाणा, चण्डीगढ़, ( 2) महा प्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, जोन्द , के श्रमिस श्री जोत सिंह, सहायक टायरमैन , पुत्र श्री 
शर सिंह, मार्फत श्री एस . एन . बत्स , गली डाकखाना, रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखिर मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवार को न्यायनिगंय हेतु निर्दिष्ट करना वछिनीय सभामते है 

इसलिये, भब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खप ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3( 44 ) 84-3 - अम , दिनांक 18 अप्रैल , 1984 
द्वारा उक्त मधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अपवा सम्बन्धित मामला है: 

क्या श्री जीत सिंह की सेवा समाप्ति नियमानुसार की गई है ? यदि नहीं , तो यह विस राहत का इम्पार है ? 


